किसान उत्पादक संगठन (20 


रघुवीर सिंह मीना' एवं जे.पी.एस. डबास? 


विगत दो दशकों से कृषि में अनेक नवाचार आए हैं, लेकिन उन नवाचारों को व्यापक लोकप्रियता 
मिली है, जिसमें जमीनी स्तर पर सामूहिक रूप से किसानों को संस्थागत स्वरूप प्रदान किया जाता है। 
इनमें एक प्रमुख नवाचार किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) है जिसका मकसद किसानों का 
सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन और उन्नति करना है। भारत में नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास 
बैंक) घि उत्पादक संगठनों को एक प्रकार के उत्पादक किसानों का संगठन के रूप में परिभाषित 
किया है। 

भारत में एफपीओ का पंजीकरण सहकारी सोसायटी अधिनियम, भारतीय कंपनी अधिनियम या 
भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत किया जा सकता है। देश में एसएफएसी (लघु कृषक कृषि व्यापार संघ) 
द्वारा प्रबंधित एफपीओ की संख्या लगभग 902 है और नाबार्ड द्वारा प्रबंधित संख्या लगभग 2086 है। 
अधिकांश एफपीओ थोक आदान खरीद और वितरण में लगे हुए हैं जबकि शेष फल और सब्जियों के 
एकत्रीकरण और विपणन, कृषि प्रसंस्करण, सरकारी खरीद योजना, डेयरी, जैविक खेती, बीज उत्पादन 
और विपणन, मत्स्य और अन्य संबद्ध गतिविधियों आदि में शामिल हैं। 

भारत जैसे विकासशील देशों में, जहाँ सीमित संसाधनों वाले छोटे और सीमांत किसानों की 
बहुतायत है, वहाँ एफपीओ किसानों को संगठित करके उन्हें बेहतर बाजार पहुँच प्रदान करने, सौदेबाजी 
की बेहतर शक्ति, उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य, बेहतर सूचना प्रसार द्वारा परिवहन के खर्च और 
जोखिम को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। छोटी जोत के किसान इन संगठनों से जुड़कर 
उत्पादन, प्रसंस्करण की जानकारी और विपणन गतिविधियों के लिए बाजार की जानकारी, ऋण, इनपुट 
आदि प्राप्त कर सकते हैं। 


किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की आवश्यकताः कृषि का विकास यदि लघु और सीमांत 
किसानों के माध्यम से होता है तो यह गरीबी निवारण की दिशा में एक कारगर कदम होगा। भारत में कृषि 
पर लघु और सीमांत जोत धारक बहुतायत में (82% से अधिक) है। छोटी जोत धारकों को खराब बुनियादी 
ढांचे, परिवहन की अंधिक लागत, बाजार में भागीदारी के लिए पूँजी और सेवाओं का अभाव, आदि 
समस्याओं का सामना करना पड़ता है; वे बृहत पैमाने पर कार्य नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप 
उनकी सौदेबाजी की क्षमता कमजोर है और उनकी सीमित आय होने के कारण कृषि में पूँजी निवेश भी 
कम होता है। परिणामस्वरूप सौदेबाजी की कमजोर क्षमता और असंगठित प्रकृति के कारण अपनी उपज 
बेचने के लिए बाजार तक नहीं पहुँच पाते। 

भले ही भारत दुनिया में फलों, सब्जियों और दूध का प्रमुख उत्पादक है, लेकिन किसानों में ऑफ- 
फार्म प्रतिस्पर्धा का अभाव है और खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने में असमर्थ हैं, जिससे निर्यात के लिए 
दावेवारी नहीं बन पाती। एफपीओ की पहचान किसानों के संगठन के तौर पर छोटे किसानों को आधुनिक 
कृषि प्रौद्योगिकियों, निवेश, इनपुट, बाजार और सरकारी नीतियों के बारे में बेहतर जानकारी प्रदान करने 
के लिए होती है, और अपेक्षा की जाती है कि सामूहिक प्रयास से छोटी जोत से जुड़ी समस्याएँ न्यूनतम 
होंगी। कालांतर में एफपीओ सशक्तीकरण, गरीबी उन्मूलन और किसानों और ग्रामीण गरीबों की उन्नति के 
लिए आवश्यक संस्थान के रूप में कार्य करेंगे। 


एफपीओ के लाभः एफपीओ के महत्वपूर्ण लाभ निम्नानुसार हैं: 


° आवश्यक आदानों की थोक दरों पर खरीद के साथ-साथ कृषि उपकरणों की कस्टम हायरिंग सेवाओं 
को अपनाकर उत्पादन या खेती की लागत को कम किया जा सकता है। 


'डॉ रघुवीर सिंह मीना, तकनीकी अधिकारी, “डॉ जे.पी.एस. डबास, प्रधान वैज्ञानिक व प्रभारी, कृषि प्रौद्योगिकी आकलन एवं 
स्थानांतरण केंद्र, भाकृ अनु.प.-भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली; 7976405827, rsmeenal0@gmail.com; 
27289865700, hea d_catat@iari.res.in 
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« उत्पादन गा सामूहिक रूप से थोक परिवहन की वजह से विपणन लागत कम हो जाती है, इससे शुद्ध 
लाभ बढ़ता है। 

° कृषि उत्पादों के एकत्रीकरण से बृहत पैमाने पर लेनदेन होता है, जिससे व्यापारियों, प्रसंस्करणकर्ताओं 
और खुदरा विक्रेता सीधे किसानों के खेत पर आने के लिए प्रेरित होते हैं। 

° आधुनिक प्रौद्योगिकी, प्रसार सेवाओं और संयुक्‍त प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप उत्तम कृषि प्रथाएँ 
)जीएपी (जानने को मिलती हें और कृषि उपज का आकलन करना संभव होता है। 

न se भंडारण और मूल्य-संवर्धन सुविधाओं के माध्यम से फसलोत्तर नुकसान को कम किया जा 
सकता है। 

° बाजार में उतार और संकट की स्थिति में बिक्री को प्रबंधित किया या टाला जा सकता है। इसके लिए 
कुछ अच्छी प्रथाएँ, जेसे ठेका खेती अनुबंध, स्वयं की सुविधाओं में भंडारण या ऋण की सहायतायुक्त 
लीज्ड स्टोरेज युक्त सुविधा आदि को अपनाया जा सकता है। 

° दूर-दराज के स्थानों की जानकारी और कृषि-संबंधी सलाह मिलती है, और प्रसार सेवाओं के मार्फत 
सूचनाएँ मूल रूप में प्राप्त हो सकती हैं। जिससे सूचना का हास नहीं होता। 

° एफपीओ फ्रेमवर्क में के अंतर्गत सम्मिलित देनदारी के आधार पर बिना कोई संसाधन गिरवी रखे, 
केवल उपलब्ध स्टॉक के एवज में ही किसी संस्थान से ऋण मांगा जा सकता है। 

° प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण के माध्यम से क्रमशः मूल्य वर्धन करना संभव होता है। क्योंकि 
इससे छोटे पैमाने की अर्थव्यवस्थाएँ भी बढ़ाई जा सकती हैं। 

° किसानों की सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाता है और इसके लिए उत्पादन और प्रसंस्करण के कार्यो से 
अधिकतम गुणवत्ता प्राप्त की जा सकती है। 

उपरोक्त पहलुओं के परिणामस्वरूप, एफपीओ के किसान सदस्य अपनी उत्पादन लागत में बचत 
कर रहे हैं, उत्पादों के खराब होने की घटना में कमी आई है और नतीजे में मूल्यसंवर्धन द्वारा आय में 
इजाफा हो रहा है। 
तालिका: एफपीओ प्रमोटर्स की सूची 






































देश में एफपीओ का वर्तमान परिदश्य: |S [promoting Agency  Nos.] 
देश भर में एफपीओ को बढ़ावा |3. |एसएफएसी 902 
देने के लिए एसएफएसी को कृषि, 2. |नाबाई [| 2086 
सहकारिता और किसान कल्याण विभाग 3. राज्य सरकार (विश्व बैंक या आरकेवीव 5I0 
और कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुदानित) 
द्वारा नोडल एजेंसी के रूप में चुना गया है। [4 |एनआरएलएम कार्यक्रम (R75) 337 
वर्ष 207 से केंद्र सरकार, राज्य सरकार ६. |अन्य संगठन / टस्ट/फाउंडेशन » 737 
और अन्य एजेंसिया विभिन्न योजनाओं और ड कुल | 5000| 
कार्यक्रमों के द्वारा देश में एफपीओ को & अन्य संगठन जैसे- बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, 
बढ़ावा दिया जा रहा है। न टाटा ट्रस्ट,रिलायंस फाउंडेशन, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन, 
ss i eis एचडीएफसी फाउंडेशन, सीएंडए = फाउंडेशन, 
जाओ एचएसबीसी सीएसआर, एक्सिस बैंक , जिंदल 
इनका गठन सरकार की विभिन्न योजनाओं स्टील एंड पावर लिमिटेड और सिंटिका फाउंडेशन। 





के तहत किया गया है। भारत में 
एसएफएसी, राज्य सरकारों, नाबार्ड सहित अन्य संगठनों द्वारा पिछले 8-70 वर्षों में गठित एफपीओ में 
अधिकांश एफपीओ अभी भी अपने विकासी की शुरुआती अवस्थाओं में हैं। अनुमान है कि इनमें 30% 
एफपीसी वर्तमान में सबसे अच्छा काम कर रहे हैं और लगभग 20% अभी भी जीवित रहने के लिए संघर्ष 
कर रहे हैं। लगभग 50% व्यवसाय नियोजन के अन्य प्रबंधनों, जैसे इकिटी संग्रह जुटाने संबंधी विकास 
अवस्थाओं में हैं। एफपीओ द्वारा औद्योगिक और प्रसंस्करण क्षेत्र में नए उद्यम स्टार्ट-अप की सफलता दर 
काफी अनुकरणीय है। 

एफपीओ की भूमिका: वर्तमान समय में सरकारी प्रसार तंत्र में अत्यधिक गिरावट आयी हैं, जिसकी 
प्रतिपूर्ति करने के लिए एफपीओ, ग्रामीण सलाहकार सेवाओं में योगदान कर सकते हैं। एफपीओ ग्रामीण 
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सलाहकार सेवाओं, जैसे क्षमता वर्धन; अन्य गांवों के हितधारकों को संगठित करना; सेवाएँ प्रदान करने के 
लिए वैधानिक संगठनों की स्थापना; संचार के लिए मंच प्रदान कर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं एवं 
अन्य पक्षों के सहयोग से ग्रामीण सलाहकार सेवाओं के तीनों तत्वों (मांग, सेवाएँ और आर्थिक मदद) में 
योगदान कर सकता है। मांग की पूर्ति करने की दिशा में वे व्यक्तिगत उत्पादकों की जरूरतों की पहचान 
कर सकते हैं। समस्याओं का तत्काल निराकरण और उनकी प्राथमिकताएँ तय कर सकते हैं। जबकि वे 
इनपुट के तहत सामग्री, जानकारी, सेवाएँ एवं ऋण सभी प्रदान कर सकते हैं। 

एफपीओ द्वारा प्रदत्त प्रसार सेवाएँ विभिन्न रूपों में सरकारी तथा गैर सरकारी, दोनों प्रसार सेवाओं 
से अधिक लाभकारी होती हैं। यह अपने सदस्यों में प्रसार सेवाओं की डिलीवरी किफायती ढंग से करता है। 
जहाँ सरकारी और निजी सेवाएँ मौजूद न हों, वहाँ एफपीओ एक कारगर विकल्प हो सकता है। एफपीओ 
एक प्रभावी विकल्प रूप में हो सकता हैं जहां कृषि सेवाओं के निजी और सार्वजनिक प्रावधान विफल हो 
गए हैं तथापि अधिकांश एफपीओ मानते हैं कि उनके सदस्यों को अधिकांश प्रशिक्षण कृषि प्रसार प्रणाली 
के द्वारा मिले हैं। कृषि प्रसार कर्मी भी विशेषरूप से एफपीओ को ही लक्षित करते हैं। एफपीओ के लाभ 
कृषि से इतर क्षेत्रों में भी मिल सकते हैं, इसलिए कई सरकारें आर्थिक विकास बढ़ाने और गरीबी घटाने के 
उद्देश्य से ग्रामीण सेवा वितरण में सुधार लाने के लिए एफपीओ की स्थापना कर रही हैं। 

छोटे एवं सीमांत किसानों की सामूहिक पूंजी बढ़ाने में एफपीओ महत्वपूर्ण माध्यम बन रहे हैं। 
सामूहिक पूंजी एक प्रमुख कारक है जिन पर संगठनों में भागीदारी निर्भर करती है, और ये भागीदारी को 
अधिकतम कर सकते हैं। उन परिस्थितियों में, जहाँ लोगों के बीच दूरियां बढ़ी हुई हैं और भरोसा घटा है, 
वहाँ पारस्परिक बढ़ाने के लिए सामूहिक पूंजी को समझना और बढाना आवश्यक है। एफपीओ में 
सामूहिकता और पारस्परिक लाभ के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने वाले कारक नेटवर्क, पारस्परिक 
विश्वास और अनुशासन हैं। एफपीओ किसानों की अनुकूल नीतियों की पैरोकारी करते हैं, साथ ही किसानों 
की मांग को जोरदार ढंग से उठाते हैं और सरकार के समक्ष प्रभावी प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। ये ऐसे 
दबाव समूह के रूप में कार्य कर सकते हैं जो अपने सदस्यों की आजीविका के पक्ष में कारगर नीतियाँ 
बनाने के लिए प्रेरित करे। यदि एफपीओ अधिक बड़ा होता है, तो उसके सदस्यों के हितों से संबंधित मांगों 
की आवाज बढ़ती है जो न केवल सार्वजनिक या निजी संगठन, बल्कि कृषि नीति पर भी प्रभाव डालती है। 


एफपीओ का कानूनी ढांचा: 

विभिन्न देशों में एफपीओ की संगठनात्मक संरचना अलग-अलग हैं। भारत में एफपीओ के नए 
प्रस्तावित ढांचे में जमीनी स्तर पर किसान हित समूह (एफआईजी) शामिल होते हैं, जिन्हें सम्मिलित कर 
किसान उत्पादक कंपनियाँ / सहकारी समितियाँ बनाने की आवश्यकता है। एफ आईजी में 5-20 किसान 
शामिल होते हैं जबकि एफपीसी में 50-70 एफआईजी शामिल होते हैं। भारत में एफपीओ के निर्माण में 
मुख्यतः एसएफएसी (लघु किसान कृषि-व्यवसाय संघ), नाबार्ड और एनसीडीसी शामिल हैं। एफपीओ को 
सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 860, भारतीय कंपनी अधिनियम 956 या भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 
4882 की तालिका 3 के तहत पंजीकृत किया जाता है। एफपीओ, जो सहकारी समितियों और उत्पादक 
कंपनियों के रूप में पंजीकृत हैं, उनमें अर्जित लाभ का बंटवारा लाभांश के माध्यम से किया जाने का 
कानूनी प्रावधान होता है। यदि एफपीओ गैर-लाभकारी संस्थानों के माध्यम से गठित किया जाता है तो 
इनसे सदस्यों / उत्पादकों के सामान्य हितों को बढ़ावा देने में आसानी होती है। यूके जैसे विकसित देशों के 
मामले में, अधिकांश एफपीओ या सहकारी समितियां औद्योगिक और भविष्य निधि अधिनियम और कंपनी 
अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं, जबकि अमेरिका में अधिकांश सहकारी समितियों को सीमित देयता 
कंपनियों के रूप में पंजीकृत किया गया है। युगांडा के मामले में, एफपीओ एक दो स्तर की संरचना में 
संचालित होता है जहां 0-40 सदस्यों वाले उत्पादक संगठन ग्रामीण स्तर पर मौजूद होते हैं जो आगे 
काउंटी या उप काउंटी स्तर पर डेपो समितियाँ बनाते हैं। वे सहकारिता कानून के कानूनी ढांचे के तहत 
काम करते हैं। वियतनाम में किसानों का संगठन संघों या सहकारी समितियों के रूप में मौजूद है। 
वियतनाम की नई पीढ़ी की सहकारी समितियों के पास आर्थिक गतिविधियों के लिए कानूनी दर्जा प्राप्त है। 
दक्षिणी अफ्रीका में, अधिकांशतः उत्पादक समूह किसान संचों, संघों या सहकारी समितियों का रूप लेते 
हैं। बोलीविया में, एफपीओ को बोलीविया के कानून के तहत पंजीकृत किया गया है, जहाँ सामाजिक लक्ष्य 


3 


वाले गैर-लाभकारी संगठन हैं; जिनकी इकाइयाँ किसान परिवार हैं जो अपनी उपज की खरीद, बिक्री और 
विपणन के लिए एक साथ आए हैं। इस प्रकार एफपीओ की प्रकृति और संरचना प्रत्येक देश के विधायी 
और नीतिगत ढांचे के अनुसार भिन्न-भिन्न होती है। 


एफपीओ के प्रभाव: किसानों की आय बढ़ाने और छोटे और सीमांत किसानों को सशक्त बनाने के लिए, 
एफपीओ का प्रचार भारत में एक हस्तक्षेप रणनीति के रूप में विकसित हुआ है। इससे संबंधित कार्यो का 
प्रभाव संक्षेप में इस प्रकार माना जा सकता है: 


ih 


2. 


5; 


दुकानों के माध्यम से, एफपीओ कीटनाशकों, उर्वरक के साथ-साथ बीज की खरीद लागत को 
सफलतापूर्वक कम कर रहे हैं। 

कृषि उपकरणों और मशीनों जैसे ट्रैक्टर, टिलर, हार्वेस्टर आदि द्वारा कस्टम हायरिंग सेवाएँ प्रदान कर 
उत्पादन और खेती की लागत में बचत कर रहे हैं। 

प्राथमिक और द्वितीयक प्रसंस्करण एवं सीधी बिक्री के लिए आवशयक सुविधाओं का संचालन करके, 
एफपीओ किसानों को उनके उत्पादों के लिए उच्च मूल्य प्राप्त कर रहे है। 


. सौदेबाजी की क्षमता प्रदान कर वे बड़े ग्राहकों और खुदरा विक्रेताओं के साथ सीधी बातचीत करने 


और बेचने में सक्षम बना रहे हैं। 


. कृषि जिंसों के भावी दामों में गिरावट से बचने वायदा बाजारों की हेजिंग पहल और लीवरेजिंग के 


उपयोग में सक्षम बन रहे हैं। 


. ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से एफपीओ प्रतिस्पर्धी रूप से बड़ी संख्या में खरीदारों तक पहुँचने में 


सक्षम बनाता हैं। 


. खेती के लिये आवश्यक आदानों के लिए बाजार का उपयोग सामूहिक माध्यम से किया जा रहा है, 


बदले में आवश्यक वॉल्यूम की आपूर्ति के लिए संबंधित बाजारों तक किसानों की पहुँच बना रहा हैं। 


एफपीओ की चुनौतियां: एफपीओ की कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियों निम्नलिखित हैं - 


il: 


किसानों को जुटाने में कठिनाई और देरी: जो संगठन एफपीओ को प्रोत्साहित करने वाले हैं, उनमें 
कर्मचारियों की काफी कमी तो है ही, साथ ही उनमें एफपीओ बनाने की क्षमता भी नहीं है। इसके 
अतिरिक्त बीओडी और एफपीओ के प्रमुखों में व्यापार योजना की समझ और एकजुट होकर कार्य 
करने से होने वाले लाभों के बारे में समझ भी काफी कम है। इन चुनौतियों की वजह से किसानों को 
संगठित करना जटिल और समय खपाऊ कार्य है। 


. एफपीओ की सीमित संगठनात्मक और प्रबंधन क्षमता: एफपीओ के बीओडी (निदेशक मंडल) / 


नेताओं के पास आम तौर पर उद्यमिता और व्यवसाय प्रबंधन कौशल सीमित होते हैं। बीओडी / 
नेताओं और एफपीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के क्षमता वर्धन के लिये प्रशिक्षण की 
आवश्यकता होती है। ऐसे प्रशिक्षण केवल कुशल व्यवसाय नियोजन के लिये ही नहीं, बल्कि उद्यम 
प्रबंधन के लिये भी आवशयक है। 


. एफपीओ के लिए इनक्यूबेशन और हैंडहोल्डिंग सहायता की आवश्यकता: एफपीओ को अपनी 


व्यापार योजना लागू करने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ नेटवर्किंग और बातचीत में समस्या का 
सामना आ है इसलिए वे आर्थिक गतिविधियों का पैमाना बढ़ाने से होने वाले लाभ उठाने में 
असमर्थ होते हैं। 


. एफपीओ की सदस्यता का आधारः भारत में एफपीओ को विभिन्न संगठनों द्वारा बढ़ावा दिया जाता 


है और 50-000 तक किसान सदस्यों होते हैं। 7000 सदस्यों वाले एफपीओ का विकास करना एक 
समय खपाने वाला और मुश्किल काम है। 


. आवश्यक इकिटी जुटाने के लिए एफपीओ की सीमित क्षमता: वर्तमान में, इकिटी शेयर (: ॥) के 


अनुपात में एफपीओ को दिया जाता है, जो प्रति किसान रू 000 तक जुटाए गए इकिटी शेयर पर 
आधारित होती है। एसएफएसी के माध्यम से दी जाने वाली इकिटी अनुदान की शेयर सीमा ₹ 5 लाख 


है। 
. नीति स्तर की चुनौतियाँ: आज नीति स्तर पर कई चुनीतियाँ हैं, जिसके कारण दिशानिर्देशों की 
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को दूर करने 


अस्पष्टता और नीति निर्माताओं और किसानों की समझ में फर्क के कारण लाभ नहीं ले पा रहे हैं। यह 
फर्क जिन क्षेत्रों में है, उनमें प्रमुख राज्य एपीएमसी अधिनियम में सुधार, एफपीओ के लिए प्रत्यक्ष 
बाजार लाइसेंस की सुविधा, मंडी उपकर में छूट, आरओसी से संबंधित कर अधिकारियों सहित 
वैधानिक अनुपालन दाखिल करने में छूट आदि हैं। देरी से अनुपालन का जुर्माना, विशेष रूप से 
एफपीओ पर उनकी प्रारंभिक अवस्था में, एक बोझ है। 

. प्राथमिक / माध्यमिक प्रसंस्करण, भंडारण और कस्टम हायरिंग सुविधाओं में स्वायत्त रूप से 
निवेश करने की सीमित क्षमता: एफपीओ अक्सर प्रारंभिक चरण में इक्किटी या संस्थागत धन की 
सीमित उपलब्धता के कारण अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ चलाने के लिए आवशयक बुनियादी 
सुविधाओं की स्थापना में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं। उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं और 
विभागों से संबंधित सहायता प्राप्त करने में भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। 

. जमानत/गिरवी के बिना संस्थागत ऋण तक पहुँचने के लिए एफपीओ की असमर्थता: गारंटी 
क्रेडिट सुविधा की पात्रता के लिए 85% का क्रेडिट गारंटी कवर या ₹ 85 लाख तक की राशि (जो भी 
कम हो), सुपात्र ऋण संस्थानों (ईएलआई) द्वारा प्रदान किया जा रहा है। हालांकि, यह सीमा कई 
एफपीओ की आवश्यकता को देखते हुए कम है। इसके अलावा बैंक भी एसफएसी द्वारा क्रेडिट गारंटी 
वाले एफपीओ के मामलों को संसाधित करने में अनिच्छुक हैं। 


चुनौतियों हर करने के लिए प्रस्तावित हस्तक्षेप: एफपीओ द्वारा वर्तमान में पेश की जा रही चुनौतियों 
एफपीओ संवर्धन के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए कुछ हस्तक्षेप निम्नानुसार हैं 
एफपीओ को बढ़ावा देने वाले संगठनों की क्षमता और प्रशिक्षण हेतु संसाधन महत्वपूर्ण हैं। इसका 
संबंध मुख्यतः किसानों को संगठित करना, सामूहिक कार्य के लिए प्रेरित करना, इसके लाभों से 
अवगत कराना, एक सक्षम व्यापार योजना बनाने की क्षमता होनी चाहिए ताकि उत्पादन के लिए 
इनपुट एवं आउटपुट व्यवसाय को एकीकृत किया जा सके। लाभदायक फसलों/ वस्तुओं और 
विकल्पों पर चयन के लिये एक सक्षम राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी आवश्यक है। 
. एफपीओ के लीडर्स / बीओडी के साथ ही साथ उनके प्रबंधक / सीईओ की क्षमता निर्माण और 
प्रशिक्षण भी महत्वपूर्ण है। यह भी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रबंधक / सीईओ उचित 
चयन और प्रोत्साहन लाभ के माध्यम से एफपीओ के साथ बने रहें, साथ ही साथ मुख्य रूप से सीईओ 
पर अंकुश लगाने वाला अनुबंध भी हो। 
. एपपीओ संस्थानों के प्रबंधकों / सीईओ को प्रशिक्षित करने के लिए प्रमाण पत्र / डिप्लोमा पाठ्यक्रम 
तैयार हैं। इस तरह के पाठ्यक्रमों को लागू करने के लिए संबंधित संस्थान, कृषि विश्वविद्यालय, 
उद्यमिता विकास संस्थान नियाम (\।4\/), बर्ड (8॥२०), निफ्टेंम (\IFTE\/), मैनेज (MANAGE), 
वेमनिकोम (^\॥\।८०) आदि के द्वारा कौशल मान्यता परिषद के साथ प्रणाली विकसित करने की 
आवश्यकता है। 
. एफपीओ की क्षमताओं को विकसित करने और सदस्यों को कुशल सेवाएँ प्रदान करने के लिए पेशेवर 
हैंडहोल्डिंग और सहायता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार, किसानों को प्रभावी ढंग से जुटाने और 
आवश्यक इनक्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करने के साथ सक्षम क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों 
(सीबीबीओ) की आवश्यकता होती है। 
. विश्व बेंक और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों के विभिन्न अध्ययन दर्शाति हैं कि 350-500 किसान एक 
एफपीओ के लिए एक आदर्श आकार है। महाराष्ट्र, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में विश्व बैंक द्वारा 
समर्थित परियोजनाएँ इस आदर्श आकार के साथ एक वैकल्पिक आकार भी बताती हैं कि एफपीओ 
का गठन मैदानी क्षेत्रों में औसतन 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 200 किसानों के साथ किया जाये। 
हालांकि, एफपीओ की रुचि, भौगोलिक स्थान, उप-निरीक्षक / वस्तु श्रेणियों की अनिवार्यता आदि के 
आधार पर किसान सदस्यों की संख्या में वृद्धि / कमी हो सकती है। 
. किसान इकििटी शेयर ₹ 000 से रु 2000 बढ़ाया जाए एवं इकिटी ग्रांट अनुपात : समान रहे, यानी 
जुटाए गए इक्किटी का गुना और अधिकतम सीमा ₹ 45 लाख प्रति एफपीओ होना चाहिए। 
. एफपीओ को बीज, कीटनाशक, कीटनाशक, उर्वरक बिक्री लाइसेंस, साथ ही प्राथमिकता के 
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आधार पर एपीएमसी लाइसेंस और डीलरशिप प्रदान करने की आवश्यकता है। 

i स सभी किसान केंद्रित योजनाओं को एफपीओ के माध्यम से यथासंभव प्रदान किया जा 
सकता है। 

॥. एपीएमसी अधिनियम में सुधार होना चाहिए। 

५. कंपनी अधिनियम के तहत सांविधिक दस्तावेज और रिटर्न दाखिल करने में देरी के लिए जुर्माना 
की सीमा पर छूट (अनुबंध 2 प्रस्तावित नीति में परिवर्तन प्रस्तुत करता है) होनी चाहिए। 

7. कई एफपीओ को बुनियादी ढांचे और तकनीकी सुविधाओं की आवश्यकता होती है जैसे पैक हाउस, 
वेयरहाउस, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग, पैकेजिंग, सामग्री हैंडलिंग, परिवहन और कस्टम हायरिंग उपकरण 
और मशीन आदि, जो उन्हें प्रदान किए जाने चाहिए। 

यह उन एफपीओ के लिए सुगम हो सकता है, जिनके पास आवश्यक भूमि और बाजार 
लिंकेज हों। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिशन 
फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (\/।0H) और विभिन्न मंत्रालयों की मौजूदा योजनाओं में 
यथासंभव संशोधनों का प्रस्ताव कर बुनियादी ढांचे के लिए हस्तक्षेप किया गया है। संबंधित मंत्रालय 
एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित पात्रता मानदंड में ढील दें (दिशानिर्देश में अनुबंध 3 इन 
योजनाओं के सांकेतिक और आवश्यक संदभा के साथ-साथ छूट / संशोधन भी प्रस्तुत करता है)। 

8. एफपीओ के लिए क्रेडिट गारंटी योजना 2 गुना (यानी ₹ करोड़ से ₹ 2 करोड़ प्रति परियोजना) बढ़ाई 
गयी है, ₹ । करोड़ वाली परियोजना के अधीन ₹ 85 लाख (अर्थात 85% कुल परियोजना लागत) और 
₹ 2 करोड़ तक वाली परियोजना के मामले में ।50 लाख (अर्थात 75% कुल परियोजना लागत) की 
क्रेडिट गारंटी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। एक एफपीओ क्रेडिट गारंटी योजना के तहत 
ऋण सहायता के लिए पात्र होगा, बशर्ते उसके पास मैदानी क्षेत्रों में 500 और पहाड़ी क्षेत्रों में 200 
सदस्य र एफपीओ को अधिकतम 2 गुना तक ऋण, 5 साल की अवधि तक के लिए दिए जाने का 
प्रावधान हैं। 

सहकारी क्षेत्र में एफपीओ को बढ़ावा देने के लिए, एसएफएसी पहले से ही उन्हें सहकारी समिति 
अधिनियम के तहत पंजीकृत करता है और इस स्थिति में क्रेडिट गारंटी योजना के तहत एनसीडीसी 
वित्तपोषित करती है। हालांकि, यदि ऐसी संस्थाएँ संबंधित सहकारी कानून, नियम और कार्यक्रम एवं किसी 
अन्य सहायता का लाभ उठाना चाहती हैं, तो संवर्थित धन के साथ संशोधन किया जा सकता है। 


एफपीओ मॉडल, भूमिका और संगठनात्मक संरचना 


१. एफपीओ मॉडल: वर्तमान में, आरआई (संसाधन संस्थान) मोटे तौर पर किसान समूहीकरण, पंजीकरण 
और इकिटी संग्रह के लिए सहायता प्रदान करते हैं। आमतौर पर, उनके पास न तो विशेषज्ञता होती है और 
न ही प्रभावी विपणन व क्रेडिट लिंकेज। जबकि एफपीओ के निर्माण के लिए इनक्यूबेशन सहायता प्रदान 
करने या एफपीओ द्वारा वैधानिक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इनकी अनिवार्यता होती है। 

एफपीओ भी एक व्यवहार्य और भरोसेमंद व्यवसाय योजना विकसित करने और कार्यान्वित करने 
के लिए अपेक्षित कौशल अर्जित करने में सक्षम नही हैं। प्रस्तावित मॉडल ने इस महत्वपूर्ण अंतर को दूर 
करने के लिए कदम उठाए। सीबीबीओ से अपेक्षा की जाती है कि वह कार्यान्वयन की धुरी के रूप में कार्य 
करे, उसमें प्रत्येक चीजों के विशेषज्ञ मौजूद हों, और वे अपने एफपीओ को इनक्यूबेशन सहायता प्रदान 
करें। यह व्यवस्था महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम और तमिलनाडु जैसे राज्यों में परियोजनाओं 
में सफलतापूर्वक मॉडल के अनुरूप कार्यान्वित की जा रही है। यह मॉडल विश्व बेंक जेसी बहुपक्षीय 
विकास एजेंसियों द्वारा समर्थित, वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं द्वारा निर्मित और एसएफएसी द्वारा शुरू किए गए 
पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से भी प्रदर्शित किए गए हैं। 

एसएफएसी देश भर में 70,000 एफपीओ का गठन के लिए नोडल कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में 
कार्यरत हैं। हालांकि, ऑपरेशन के लिए आवश्यक विस्तार को देखते हुए तीन स्तरीय मॉडल प्रस्तावित है। 
एसएफएसी परियोजना के निष्पादन और निगरानी के लिए एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी 
(एनपीएमए) रखने के लिए जिम्मेदार है। 


इसके अलावा, क्षेत्रीय स्तर पर, परियोजना सलाहकार समूह द्वारा फंडिंग प्राप्त क्लस्टर आधारित 
व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) का चयन विभिन्न हितधारकों के परामर्श किया जाएगा जो पहचाने गए समूहों 
की क्षमता के आधार पर होगा। इसके अलावा क्षेत्र स्तर पर कार्यान्वयन के लिए, क्लस्टर आधारित 
व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) को विभिन्न हितधारकों के परामर्श से चिह्नित समूहों की क्षमता के आधार पर 
चुना जाएगा। इन सीबीबीओ के राज्य में अपने कार्यालय होंगे। राज्य में एक या अधिक सीबीबीओ हो 
सकते हें जो एफपीओ प्रमोशन की क्षमता पर निर्भर करते हैं। वे एफपीओ के गठन का काम करेंगे, 
व्यापार इनक्यूबेशन सेवाएँ और बाजार लिंकेज प्रदान करेंगे। एनपीएमए और सीबीबीओ, दोनों के द्वारा 
a / सहायता एजेंसियों के साथ पेशेवर सेवा प्रदाताओं की सहायता से एफपीओ को आत्मनिर्भर 
बनाएंगे। 


तीन स्तरीय मॉडल: 







| DACEFW.) लला of Agriculturc & Farmcrs' Welfare 


Eos Small Farmers Agribusiness Consortium (SFAC) 





\ 


CT Matron Project Management 
Agency (NPMA) 


Cluster Based Business 
Organisations (CBBOs) 













Farmer Producer 
Organisations (77705) 


2. एजेंसियों की भूमिकाएँ: 


डीएसी और एफडब्ल्यू एमओएः 

परियोजना का प्रभाव, उत्पादन की परिणाम आधारित निगरानी। 

परियोजना / कार्यक्रम कार्यान्वयन पर मार्गदर्शन प्रदान करना। 

परियोजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न संबंधित विभागों के बीच तालमेल 
को सुगम बनाना। 

° परियोजना की आवधिक समीक्षा आवश्यकता के अनुसार मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए मंत्रालय के 
स्तर पर की जा सकती है। 


#. एसएफएसी 

° समग्र कार्यक्रम कार्यान्वयन और प्रबंधन। 

° केंद्रीय और राज्य विभागों के बीच परियोजना समन्वय। 

° एनपीएमए, सीबीबीओ का चयन और जमीनी स्तर की पेशेवर एजेंसियों को सहायता। 
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एनपीएमए और सीबीबीओ की निगरानी और मूल्यांकन। 

राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन एजेंसी (एनपीएमए): एनपीएमए का कार्य देश भर में 40,000 एफपीओ 

को बढ़ावा देने के लिए सीबीबीओ और अन्य संबंधित संगठनों को समर्पित और विशेष पेशेवर 

मार्गदर्शन और इन्क्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करना है। एनपीएमए परियोजना अवधि के दौरान समग्र 
कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार होगा। एनपीएमए में आमतौर पर एग्री बिजनेस वैल्यू चेन और 
एफपीओ के साथ-साथ कृषि उद्यम स्टार्ट-अप में विशेषज्ञता वाली एक वैश्विक परामर्श फर्म भी शामिल 
होती है। एनपीएमए को अनिवार्यतः इन्क्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करने, एफपीओ के गठन और क्षमता 
निर्माण में काफी अनुभव होना चाहिए। 

एनपीएमए की भूमिका निम्नानुसार है: 

° कार्यक्रम प्रबंधन और राष्ट्रीय स्तर पर परियोजना का कार्यान्वयन। 

° देशभर में एफपीओ समूहों की पहचान। 

° सीबीबीओ के चयन में सहायता। 

° एनपीएमए में विकास, प्रबंधन के प्रशिक्षण और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार के सेक्टर विशेषज्ञ भी 
शामिल होते हैं। 

° एग्रीबिजनेस के क्षेत्र में राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थानों (जिसमें एग्रो इनपुट कंपनियाँ, वित्तीय 
संस्थान, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण संस्थान, खाद्य प्रसंस्करण, भंडारण और वितरण संगठन 
आदि शामिल हो सकते हैं) की पहचान करना। इन हितधारकों के साथ साझेदारी करने की 
आवश्यकता है, ताकि परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन किया जा सके। एनपीएमए इन संस्थानों 
5 एफपीओ की दीर्घकालीन जुड़ाव में या इसके लिए अनुबंध तैयार करने में सहायता 

गा। 

° एसएफएसी को तकनीकी सहायता प्रदान करना। 

° एसएफएसी के डेशबोर्ड को मजबूत करना, ताकि सूचना एकत्र किया जा सके, बाजारों को लिंक 
किया जा सके और इस तंत्र में काम करने वाले अन्य सभी हितधारकों को जोड़ा जा सके। 

° सीबीबीओ का प्रशिक्षण और क्षमता का निर्माण करना। 

° सीबीबीओ की मुख्य प्रदर्शन संकेतक(९९।) संबंधित निगरानी करना। 

° राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीतियों का परिचय और इसके संबंध में जागरुकता। 


५. क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ): सीबीबीओ के अंतर्गत सामान्यतः व्यवसाय 


सहायता संगठन, ट्रस्ट, सोसाइटी, कॉरपोरेट, फ़ाउंडेशन, कॉर्पोरेट के ८५४ सेल, उद्यमिता विकास 

संस्थान, प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठन, व्यक्तिगत या फ़ेडरेटेड सफल एफपीओ, केंद्रीय या प्रतिष्ठित 

कृषि विश्वविद्यालय, आईसीएआर संस्थान (९४५) आदि आ सकते हैं। उन्हें एफपीओ बनाने, 

इन्क्यूबेशन सेवाएँ प्रदान करने, जैसे इनपुट्स दुकानों की स्थापना, क्रेडिट लिंकेज प्रदान करने, सामान्य 

सुविधा केंद्रों की स्थापना, उत्तम कृषि प्रथाओं का प्रसार और प्रत्यक्ष बाजार संबंध प्रदान करने जैसे 

मामलों और साथ ही एफपीओ के बीओडी के प्रशिक्षण में महारत हासिल होनी चाहिए। सीबीबीओ के 

साथ सामान्य संसाधन संस्थान भी सम्मिलित होते हैं, जिनके जरिए इससे जुड़े अन्य कार्य भी कराए 

जाते है। सीबीबीओ की भूमिका निम्नानुसार दी गई है: 

« कार्यक्रम के कार्यान्वयन में एनपीएमए द्वारा दिये गए गये सुझाव और योजना के दिशानिर्देशों के 
अनुसार सहायता करते हैं। 

° समूहीकरण के लिए प्रेरित करना - क्लस्टर निर्धारित करना, बेसलाइन सर्वेक्षण, मूल्य श्रृंखला 
अध्ययन, समूहों का गठन करना। 

° एफपीओ का पंजीकरण, और बीओडी का प्रशिक्षण देना (भूमिकाओं, जिम्मेदारियों और प्रबंधन के 
बारे में), कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में कंपनियों/एफपीओ का पंजीकरण कराना, पूँजी/इक्किटी 
जुटाना। 


° एफपीओ/ किसान समूहों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण - जैसे प्रशिक्षण आवश्यकताओं का 
पता लगाना, प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करना, बुनियादी प्रशिक्षण कार्यशालाओं और प्रशिक्षण 
भ्रमण आयोजित करना। 

° व्यवसाय योजनाएँ बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना - व्यवसाय योजना तैयार करना (विभिन्न 
इन्क्यूबेशन सेवाओं के लिए), भूमि की व्यवस्था, इक्किटी पूँजी जुटाना। 

° क्लस्टर स्तर पर विभिन्न हितधारकों, जैसे सरकारी विभागों, वित्तीय संस्थानों और अनुसंधान व 
विकास संस्थानों के साथ नियमित चर्चाएँ, प्रशिक्षण आयोजित करने में मदद करना। 

° निरंतरता बनाए रखने के लिए इन्क्यूबेशन / हैंडहोल्डिंग सेवाएँ - इन्क्यूबेशन गतिविधियों से 
संबंधित सहायता और निगरानी करना, निरंतरता बनाए रखने के लिए बीओडी और एफपीओ 
प्रबंधन का क्षमता निर्माण करना। इन इनक्यूबेशन / हैंडहोल्डिंग सेवाओं में इनपुट, ऋण, मार्केट 
लिंकेज सुनिश्चित करना, संबंधित व्यवसाय योजनाएँ तैयार करना और इन्हें लागू करना शामिल हैं। 
साथ ही इसके लिए आवश्यक ढाँचागत सुविधाएँ बनाना। 

° वैश्विक बाजार के अनुसार ट्रेसबिलिटी, कनेक्टिविटी की सुविधा और अनुपालन करना । 

° कार्यान्वयन वांछित रूप से हुआ या नहीं, इसके लिए फील्ड टीम की समीक्षा और निगरानी 
करना। 

° बाजार और फसल सलाह सेवाओं द्वारा किसानों को सूचनाओं के संचार और प्रसार में सहायता 
करना। 

° समय-समय पर एनपीएमए को प्रस्तुत की जाने वाली सभी निर्दिष्ट लक्ष्य गतिविधियों पर प्रगति 
रिपोर्ट प्रस्तुत करना। 

° कार्यक्रम / परियोजना के लक्ष्य सुनिश्चित करना । 

° डेटा एकत्र करने एवं निर्धारित डेटा शीट में एमआईएस रिपोर्ट / सूचना प्रदान करने में एनपीएमए 
की सहायता करना। 

° परियोजना के कार्यान्वयन, प्रबंधन और निगरानी से संबंधित कोई अन्य कार्य करना। 

° राज्य सरकार के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठन, आरआई, केवीके या किसी अन्य सहायता 
संस्थान सहित विभिन्न हितधारकों वाला एक सलाहकार मंडल परियोजना के कार्यान्वयन पर 
सक्रिय मार्गदर्शन प्रदान करेगा। 

° राज्य सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सहकारी समितियों को दिए गए सभी लाभ 
एफपीसी को भी दिए जा रहे हैं। 

° राज्य सरकारें यह भी सुनिश्चित करेंगी कि राज्य सरकार के सभी कार्यक्रम, राज्य में स्टार्ट-अप के 
लिए प्रोत्साहन राशि एफपीओ के माध्यम से प्रदान की जा रही है। 
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4. एसएफएसी की संगठनात्मक संरचना: 
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5. क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (८8805) की संगठनात्मक संरचना: 
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